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राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2575
19 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए
 पैदल सेना के लिए बन्दूकों की खरीद
2575. श्रीमती वानसुक साइम:
 
 

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क)
क्या सरकार द्वारा पैदल सेना के लिए बन्दूकों की खरीद के लिए किया गया फैसला कारगिल युद्ध के समय से लंबित पड़ा हुआ है;

(ख)
क्या विगत तीन वर्षों के दौरान, प्रस्तावित शस्त्र सौदों के 10 प्रतिशत से कम सौदे अपनी तय समय-सीमा में पूरे हुए हैं;

(ग)
क्या सैन्य हार्डवेअर का स्वदेशीकरण प्रस्तावित समय-सीमा के अनुरूप हो रहा है; और
(घ)
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)
(क) से (घ):
सरकार सुरक्षा परिदृश्य की सतत समीक्षा करती है और तदनुसार सशस्त्र बलों को तैयारी की अवस्था में रखने तथा उन्हें आधुनिक हथियारों/संरक्षा प्रणालियों से सुसज्जित रखने हेतु उपयुक्त रक्षा उपस्करों/प्रौद्योगिकी को शामिल करने का निर्णय लेती है । पूंजीगत अधिप्राप्ति संबंधी सशस्त्र बलों के प्रस्तावों को अनुमोदित रक्षा अधिग्रहण योजनाओं और विद्यमान रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के अनुसार आगे बढ़ाया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिप्राप्ति प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है और इस निर्धारित समय-सीमा का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं । सरकार रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कदम भी उठा रही है । इन उपायों में भारतीय विक्रेताओं से अधिप्राप्ति को प्राथमिकता और तरजीह देना तथा लाइसेंसिंग नीति का उदारीकरण करना शामिल है । 
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